
 Fourteenth  Loksabha

 Session  :  9

 Date  :  04-12-2006

 Participants  :  Singh  Dr.  Akhilesh  Prasad

 an>

 Title:  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  and  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Consumer

 Affairs,  Food  &  Public  Distribution  made  a  statement  correcting  Hindi  version  of  the  reply  given  on  August
 14,  2006  to  Starred  Question  No.  294  by  Dr.  Rajesh  Mishra  and  Sh.  Avtar  Singh  Bhadana,  M  Ps  regarding

 procurement  of  poor  quality  of  foodgrains  and  giving  reasons  for  delay  in  correcting  the  reply.

 “कृी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उपभोक्ता  मामले,  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (डॉ.  अखिलेश +

 साद  सड)  महोदय,  लोक  सभा  में  दिनांक  14  अगस्त,  2006  को  उत्तरार्थ  तारांकित  मस्न  संख्या  294  के  उत्तर  के

 भाग  (क)  और  (ख)  में  उल्लिखित  विवरण।

 (क)  पिछले  तीन  वाँ  अर्थात  2003,  2004  और  2005  के  दौरान  खराब  गुणवत्ता  के  गेहूँ  और  चावल  की  वसूली  करने  के

 आरोप  के  संबंध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों/  कर्मचारियों  के  खिलाफ  कोई  तलाशी  नहीं

 ली  है  |  तथापि,  वर्तमान  वाँ  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  3  मामलों  में  तलाशी  ली  थी,  जिनमें  330  प्राइवेट  चावल  मिल-

 मालिकों  के  अलावा.  भारतीय  खाद्या  निगम,  पंजाब  क्षेत्र  के  तत्कालीन  वरिठ  क्षेत्रीय  प्रबंधक  सहित  83

 अधिकारियों  /कर्मचारियों  के  खिलाफ  इस  आरोप  पर  दिनांक  7.1.06  को  3  प्राथमिकियां  दर्ज  की  गयी  थीं  कि  खरीफ  ।

 वपणन  मौसम  (2004-05)  के  दौरान  पंजाब  क्षेत्र  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  ने  प्राइवेट  चावल  मिल-मालिकों  के

 साथ  आपराधिक  डयंत्र  करके  घटिया  चावल  का  पराण  स्वीकार  किया  था  और  उसके  लिए  ग्रेड-  ए  चावल  हेतु  यथाविहित

 दर  से  भुगतान  रिलीज  किया  था,  जिससे  भारतीय  खाद्य  निगम  को  भारी  वित्तीय  हानि  हुई  थी  |

 (ख):  उपर्युक्त  सभी  तीनों  मामलों  में  जांच  चल  रही  है  और  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  इनमें  तेजी  लाई  जा  रही  है  लेकिन

 मौजूदा  अवस्था  में  इसके  पूर्ण  होने  के  संबंध  में  निश्चित  समय  सीमा  नहीं  बताई  जा  सकती  है  |

 विभाग  के  ध्यान  में  गलती  के  देरी  से  आने  के  कारण  सही  किया  गया  उत्तर  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सदन  के

 पटल  पर  नहीं  रखा  जा  सका  |

 *Placed  in  Library,  See  No.  LT  5131/2006.


